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“भारतीय अदालतें गुजारा भत्ता और भरण-पोषण कैसे तय करती हैं, रजनेश बनाम नेहा के कौन से मापदंड रकम तय करते हैं,

बीएनएसएस की धारा 144 के तहत अंत�रम भरण-पोषण क्या है, और क्या कामकाजी जीवनसाथी भी भरण-पोषण मांग सकते हैं?”

कामकाजी जीवनसाथी के भरिण-पोषण के अ�धिकारि, रिजनशे बनाम
नहेा के मापदंड, औरि बीएनएसएस की धिारिा 144 के तहत अतं�रिम
भरिण-पोषण की काननूी रूपरिखेा क्या ह?ै

सारिांश

भारतीय अदालतों में गुजारा भत्ता और भरण-पोषण का �नि�ार्धारण �कसी ग�णतीय सूत्र से निहीं, ब��क दोनिों पक्षों की सामा�जक-

आ��र्थिक �स्थि�त और आवश्यकताओं के संतुलनि द्वारा �कया जाता है। उच्चतम न्यायालय निे Rajnesh v. Neha (2021) में

स्थिा�पत �कया �क भरण-पोषण का मूल उदे्दश्य आ�श्रित जीवनिसा�ी को �ववाह टूटनिे के कारण द�रद्रता या आवारागदर्दी से बचानिा है,

नि �क दूसरे पक्ष को दं�डित करनिा। भारतीय निाग�रक सुरक्षा सं�हता (BNSS) की �ारा 144 के तहत अंत�रम भरण-पोषण

न्यायालय द्वारा कायर्धावाही के लं�बत रहनिे के दौरानि �दया जानिे वाला �वत्तीय सहारा है, �जसे निो�टस तामील होनिे के 60 �दनिों के

भीतर �निपटानिा अ�निवायर्धा है। कामकाजी होनिा या कमानिे की क्षमता होनिा मात्र �कसी जीवनिसा�ी को भरण-पोषण प्राप्त करनिे से

अयोग्य निहीं बनिाता, बशतर्ते उसकी स्वतंत्र आय वैवा�हक घर के जीवनि स्तर के अनिुसार सम्मानिजनिक जीवनि जीनिे के �लए अपयार्धाप्त

हो (Jaswant v. Rekha Rani (2025))।
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I. �वस्तृत �वश्लेषण

मु ख्य �स द्धांत

01 भरण-पोषण �नि�ार्धारण का उदे्दश्य और लचीलापनि

अदालतों का प्रा��मक उदे्दश्य यह सु�नि�श्चित करनिा है �क �ववाह टूटनिे पर आ�श्रित पक्षकार द�रद्रता या लाचारी की �स्थि�त में नि आ जाए;

इसके �नि�ार्धारण का कोई �नि�श्चित या "straitjacket" फामूर्धाला निहीं है, Niranjan Singh v. State of Jharkhand (2023)।

02 रजनिेश बनिाम निेहा के आ�ारभूत मापदंडि

गुजारा भत्ते की रा�श तय करनिे के �लए न्यायालयों को मुख्य रूप से दोनिों पक्षों की सामा�जक-आ��र्थिक �स्थि�त, उनिकी आवश्यकताए,ं

शैक्ष�णक एवं व्यावसा�यक योग्यताए,ं वास्त�वक आय त�ा देनिदा�रयों और मुद्रास्फी�त की दर को ध्यानि में रखनिा चा�हए, Md. Irfan

Iraqi v. The State of Jharkhand (2023)।

03 कामकाजी जीवनिसा�ी के दावे की स्वीकायर्धाता

जीवनिसा�ी का कामकाजी होनिा या केवल कमानिे की क्षमता रखनिा उसके भरण-पोषण के दावे को खा�रज करनिे का पयार्धाप्त आ�ार निहीं है;

मुख्य परीक्षण यह है �क क्या उसकी आय वैवा�हक घर के समानि सम्मानिजनिक जीवनि स्तर बनिाए रखनिे के �लए पयार्धाप्त है, Aliya Begum

v. State of West Bengal (2024)।

04 प्रकटीकरण हलफनिामे की अ�निवायर्धाता

न्यायालयों को दोनिों पक्षों से उनिकी संप�त्तयों और देनिदा�रयों का वास्त�वक �ववरण देनिे वाला "Affidavit of Disclosure of Assets

and Liabilities" अ�निवायर्धा रूप से मंगानिा चा�हए ता�क आय �छिपानिे की प्रवृ�त्त पर अंकुश लगाया जा सके, G.C. Thipperudrappa

v. Lakshmidevi (2023)।

05 सक्षम प�त का निै�तक और कानिूनिी दा�यत्व

शारी�रक रूप से स्वस्थि और �श�क्षत प�त अपनिी पत्निी के भरण-पोषण के निै�तक दा�यत्व से केवल यह कहकर निहीं बच सकता �क उसके

पास आय का कोई सा�नि निहीं है, Kurban Ali v. State of U.P. and Another (2023)।

06 बीएनिएसएस 144 / CrPC 125 के तहत त्व�रत अंत�रम राहत

अंत�रम भरण-पोषण के आवेदनिों को निो�टस तामील होनिे की तारीख से अ��मानितः 60 �दनिों के भीतर �निपटाया जानिा आवश्यक है ता�क

आ�श्रित पक्षकार को तुरंत राहत �मल सके, Sachin Gofane v. Babita Nayak (2025)।

न्यायाल यों ने  इ से  कै से  लागू  �क या

I · �वस्तृत �वश्लेषण
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स वर्वो च्च  न्यायाल य  का

दृ �ष्टि कोण
उच्चतम न्यायालय निे मानिा है �क भरण-पोषण सामा�जक न्याय का �हस्सा है। Parvin Kumar Jain v.

Anju Jain (2024) में, न्यायालय निे प�त द्वारा �वत्तीय दस्तावेजों को �छिपानिे और संप�त्तयों का गलत खुलासा

करनिे पर सख्त रुख अपनिाया त�ा पत्निी के भरण-पोषण को बढ़ाकर 1,45,000 रुपये प्र�त माह �कया। इसी

प्रकार, Padmja Sharma v. Ratan Lal Sharma (2000) में यह �नि�ार्धा�रत �कया गया �क य�द दोनिों

माता-�पता कामकाजी हों, तो निाबा�लग बच्चों के भरण-पोषण का खचर्धा दोनिों के वेतनि के अनिुपात में साझा

�कया जानिा चा�हए।

उ च्च  न्यायाल य  की

�भ न्न ताएँ
उच्च न्यायालयों निे प�त की का�प�निक दलीलों को खा�रज करते हुए वास्त�वक मू�यांकनि पर बल �दया है।

उदाहरण के �लए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय निे Deepak v. State of U.P. (2023) और Umesh

Kumar v. State of U.P. (2023) में प�तयों द्वारा स्वयं को मामूली 'हलवाई' या 'दै�निक मजदूर' बतानिे के

दावों को खा�रज कर �दया क्यों�क वे स्वस्थि और कायर्धा करनिे में सक्षम �े।

हाल  का �व कास अदालतों निे यह स्पष्ट �कया है �क बहु�व� वैवा�हक कानिूनिों के तहत बार-बार गुजारा भत्ता देनिे की �वसंग�त से

बचनिे के �लए, पूवर्धा में प्राप्त गुजारे भत्ते का बाद की कायर्धावाही में "setoff" या समायोजनि करनिा अ�निवायर्धा है, 

Balwan Singh v. Santosh Devi (2024)।

अ �न णर्णी त  के्ष त्र  या �े ताव �न याँ

�बनिा �कसी उ�चत कारण के अलगाव

य�द पत्निी �बनिा �कसी वै� या उ�चत कारण के स्वै�च्छिक रूप से प�त का घर छिोड़ देती है और अलग रहनिे लगती है, तो वह स्वयं के �लए गुजारा

भत्ता प्राप्त करनिे की हकदार निहीं हो सकती है, यद्य�प निाबा�लग बच्ची के अ��कारों पर इसका प्रभाव निहीं पड़ता, जैसा �क Ruhu Nurmina

Bibi v. Hafijul Rahaman (2023) में स्पष्ट �कया गया है।

काम काजी जीव नि सा�ी के  भ र ण - पोष ण  के  अ �� कार ,  र ज नेि श  ब निाम  नेि हा क … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष ण
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II. सां�व��क प्राव�ानि 4  प्राव �ानि

SECTION 144, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — ORDER FOR MAINTENANCE OF WIVES,

CHILDREN AND PARENTS

यह �ारा प्र�म श्रिेणी के म�जस्टे्रट को पयार्धाप्त सा�नि रखनिे वाले व्य�क्त द्वारा अपनिी उपे�क्षत पत्निी, बच्चों या माता-�पता के �लए मा�सक भरण-
पोषण या अंत�रम भरण-पोषण तय करनिे की श�क्त देती है, और अंत�रम आवेदनिों को निो�टस जारी होनिे के 60 �दनिों के भीतर �निपटानिे का �निदर्तेश
देती है।

"Section 144. Order for maintenance of wives, children and parents

(1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain—

(a) his wife, unable to maintain herself; or

(b) his legitimate or illegitimate child, whether married or not, unable to maintain itself; or

(c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority,

where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain

itself; or

(d) his father or mother, unable to maintain himself or herself,

a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make

a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such

monthly rate as such Magistrate thinks fit and to pay the same to such person as the Magistrate

may from time to time direct:

Provided further that the Magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding

monthly allowance for the maintenance under this sub-section, order such person to make a

monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the

expenses of such proceeding which the Magistrate considers reasonable, and to pay the same to

such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and

expenses of proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within

sixty days from the date of the service of notice of the application to such person.

Explanation.—For the purposes of this Chapter, "wife" includes a woman who has been divorced

by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried.

(2) Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding

shall be payable from the date of the order, or, if so ordered, from the date of the application for

maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be." उद्धतृ:

Sachin Gofane v. Babita Nayak

II · सां�व��क प्राव�ानि
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SECTION 25, HINDU MARRIAGE ACT, 1955 — PERMANENT ALIMONY AND MAINTENANCE

यह �ारा �कसी भी वैवा�हक �डिक्री को पा�रत करते समय या उसके बाद �कसी भी समय, पत्निी या प�त के आवेदनि पर उनिके जीवनि स्तर, आय,
आचरण और प�र�स्थि�तयों के आ�ार पर स्थिायी गुजारा भत्ता या भरण-पोषण प्रदानि करनिे की अदालत को श�क्त देती है।

"Section 25. Permanent alimony and maintenance

(1) Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree or at any

time subsequent thereto, on application made to it for the purpose by either the wife or the

husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his

maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not

exceeding the life of the applicant as, having regard to the respondents own income and other

property, if any, the income and other property of the applicant, the conduct of the parties and

other circumstances of the case, it may seem to the court to be just, and any such payment may be

secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the respondent." उद्धतृ: research प्रश्न
में उठाया गया

SECTION 24, HINDU MARRIAGE ACT, 1955 — MAINTENANCE PENDENTE LITE AND EXPENSES OF PROCEEDINGS

यह �ारा मुकदमे के लं�बत रहनिे के दौरानि �कसी भी ऐसे जीवनिसा�ी को अंत�रम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी के खचर्चों का दावा करनिे की
अनिुम�त देती है �जसके पास कोई स्वतंत्र और पयार्धाप्त आय निहीं है।

"Section 24. Maintenance pendente lite and expenses of proceedings

Where in any proceeding under this Act it appears to the court that either the wife or the husband,

as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary

expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife or the husband, order the

respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding, and monthly during the

proceeding such sum as, having regard to the petitioners own income and the income of the

respondent, it may seem to the court to be reasonable.

Provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly

sum during the proceeding, shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date

of service of notice on the wife or the husband, as the case may be." उद्धतृ: Parvin Kumar Jain v.

Anju Jain

काम काजी जीव नि सा�ी के  भ र ण - पोष ण  के  अ �� कार ,  र ज नेि श  ब निाम  नेि हा क … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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SECTION 125, CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 — ORDER FOR MAINTENANCE OF WIVES, CHILDREN AND

PARENTS

यह �ारा प�त्नियों, बच्चों और माता-�पता को गरीबी और लाचारी से बचानिे के �लए एक त्व�रत सारांश उपाय प्रदानि करती है �जसके तहत पयार्धाप्त
सा�नि रखनिे वाला व्य�क्त उनिके भरण-पोषण के �लए बाध्य है।

"125. Order for maintenance of wives, children and parents.—(1) If any person having sufficient

means neglects or refuses to maintain — (a) his wife, unable to maintain herself, or (b) his

legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or (c) his

legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where

such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself,

or (d) his father or mother, unable to maintain himself or herself, a Magistrate of the first class

may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the

maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such Magistrate

thinks fit and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided further that the Magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding

monthly allowance for the maintenance under this sub-section, order such person to make a

monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the

expenses of such proceeding which the Magistrate considers reasonable, and to pay the same to

such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and

expenses of proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within

sixty days from the date of the service of notice of the application to such person.

Explanation. —For the purposes of this Chapter, — (b) "wife" includes a woman who has been

divorced by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried." उद्धतृ: Smt.

Gulfisha Naaz v. Saiyad Sirazul Haq, Marryamma v. Shri Mani, Mohamed Sithick v. S.Razitha

Begam, Harish Chand v. Sarita Devi, Niranjan Singh v. State of Jharkhand, Irshadul Haque v. Ateka

Sowaid, Md. Irfan Iraqi v. The State of Jharkhand, G.C. Thipperudrappa v. Lakshmidevi, Jamil

Ahmed v. Khurshidan and Others, Shahzad Ali v. State of U.P., Deepak v. State of U.P., Umesh

Kumar v. State of U.P., Kurban Ali v. State of U.P. and Another, Ravendra Kumar v. State of U.P.,

Geeta Sharma v. Banwari Lal Sharma, Ruhu Nurmina Bibi v. Hafijul Rahaman, Aliya Begum v.

State of West Bengal

काम काजी जीव नि सा�ी के  भ र ण - पोष ण  के  अ �� कार ,  र ज नेि श  ब निाम  नेि हा क … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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III. च�चर्थित मुकदमे 2 5  मु क द मे  ·  सार णी

# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

01 Niranjan Singh v. State of
Jharkhand
JHHC010121432019

HIGH COURT OF

JHARKHAND

2023 गुजारा भत्ते का �नि�ार्धारण कोई �नि�श्चित कठोर सूत्र निहीं है और प�त के
सा�नि महत्वपूणर्धा हैं।

02 Md. Irfan Iraqi v. The State of
Jharkhand
JHHC010186842022

HIGH COURT OF

JHARKHAND

2023 भरण-पोषण की रा�श तय करते समय प�त की वास्त�वक क्षमता
और महंगाई को देखनिा चा�हए।

03 Smt. Gulfisha Naaz v. Saiyad
Sirazul Haq
CGHC010079392024

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2024 भरण-पोषण कायर्धावाही सं�क्षप्त प्रकृ�त की है और इसका उदे्दश्य
जीवनिसा�ी को द�रद्रता से बचानिा है।

04 Marryamma v. Shri Mani
DLHC011646032018

HIGH COURT OF DELHI 2023 गुजारा भत्ते की पयार्धाप्तता ऐसी हो �क पत्निी सम्मानिजनिक और
आरामदायक जीवनि जी सके।

05 Shashi Ahirwar v. State of
U.P.
UPHC010717152021

ALLAHABAD HIGH COURT 2021 Rajnesh v. Neha* के मापदंडिों के आ�ार पर पत्निी के मा�सक
गुजारा भत्ते का �नि�ार्धारण।

06 Irshadul Haque v. Ateka
Sowaid
JHHC010176882020

HIGH COURT OF

JHARKHAND

2024 बच्चों और उपे�क्षत पत्निी को भरण-पोषण देनिा �पता का पूणर्धा और
सामा�जक न्यायपूणर्धा दा�यत्व है।

07 Geeta Sharma v. Banwari Lal
Sharma
WBCHCA0100752019

CALCUTTA HIGH COURT 2023 बहु�व� कानिूनिी �ववादों में ओवरलै�पर्थिग भरण-पोषण रा�श के
समायोजनि और प्रकटीकरण हलफनिामे का अनिुपालनि।

08 Balwan Singh v. Santosh
Devi
PHHC010352592023

HIGH COURT OF PUNJAB

AND HARYANA

2024 भरण-पोषण का उदे्दश्य आ�श्रित जीवनिसा�ी को अत्य��क भुखमरी
और गरीबी से बचानिा है।

09 Ruhu Nurmina Bibi v. Hafijul
Rahaman
WBCHCA0285112019

CALCUTTA HIGH COURT 2023 �बनिा �कसी वै� कारण के स्वै�च्छिक रूप से अलग रहनिे वाली पत्निी
भरण-पोषण की हकदार निहीं।

10 Harish Chand v. Sarita Devi
HPHC010422682020

HIGH COURT OF HIMACHAL

PRADESH

2021 पत्निी की आत्म�निभर्धारता की कमी और प�त की उच्च आय भरण-
पोषण में वृ�द्धि का आ�ार है।

11 Sachin Gofane v. Babita
Nayak
CGHC0323922025

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2025 BNSS �ारा 144 के तहत अंत�रम भरण-पोषण का �नि�ार्धारण प�त
की �वत्तीय क्षमता अनिुसार न्यायसंगत है।

12 Mohamed Sithick v.
S.Razitha Begam
HCMD010751622023

MADRAS HIGH COURT 2023 �व�भन्न कानिूनिों के तहत राहत के बीच समायोजनि कर भरण-पोषण
रा�श का �नि�ार्धारण आवश्यक है।

III · च�चर्थित मुकदमे
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# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

13 G.C. Thipperudrappa v.
Lakshmidevi
KAHC010249372018

HIGH COURT OF

KARNATAKA

2023 अंत�रम भरण-पोषण के �नि�ार्धारण हेतु दोनिों पक्षों द्वारा संप�त्त एवं
आय प्रकटीकरण हलफनिामा अ�निवायर्धा है।

14 Jaswant v. Rekha Rani
PHHC010323132025

HIGH COURT OF PUNJAB

AND HARYANA

2025 कामकाजी होनिे मात्र से पत्निी का भरण-पोषण का अ��कार और
दावा समाप्त निहीं होता है।

15 Aliya Begum v. State of West
Bengal
WBCHCA0468392019

CALCUTTA HIGH COURT 2024 पत्निी की मामूली आय या कमानिे की क्षमता उसके गुजारा भत्ते के
अ��कार में बा�ा निहीं।

16 Rimpu Sharma v. Nisha
PHHC011081092024

HIGH COURT OF PUNJAB

AND HARYANA

2025 भरण-पोषण सामा�जक क�याणकारी उपाय है, नि �क जीवनिसा�ी
को दं�डित करनिे का सा�नि।

17 Parvin Kumar Jain v. Anju
Jain
ESCR010006082024

SUPREME COURT OF INDIA 2024 प�त द्वारा जानिबूझकर संप�त्त और वास्त�वक आय छुिपानिे पर
अदालतें गुजारा भत्ता बढ़ा सकती हैं।

18 Jamil Ahmed v. Khurshidan
and Others
PHHC010229522023

HIGH COURT OF PUNJAB

AND HARYANA

2025 सक्षम और कमाऊ प�त को पत्निी व बच्चों को भरण-पोषण देनिे का
पूणर्धा निै�तक दा�यत्व है।

19 Padmja Sharma v. Ratan Lal
Sharma
ESCR010001692000

SUPREME COURT OF INDIA 2000 कामकाजी माता-�पता होनिे पर बच्चों के भरण-पोषण का खचर्धा उनिके
वेतनि के अनिुपात में साझा होगा।

20 Umesh Kumar v. State of U.P.
UPHC011482412022

ALLAHABAD HIGH COURT 2023 �दहाड़ी मजदूर होनिे का दावा करनिे वाले सक्षम प�त का भरण-पोषण
का निै�तक दा�यत्व बनिा रहता है।

21 Neeta Rakesh Jain v. Rakesh
Jeetmal Jain
ESCR010007882010

SUPREME COURT OF INDIA 2010 अंत�रम भरण-पोषण तय करते समय प�त की उच्च व्यावसा�यक
योग्यता और वास्त�वक सा�नि महत्वपूणर्धा हैं।

22 Ravendra Kumar v. State of
U.P.
UPHC012367632022

ALLAHABAD HIGH COURT 2023 सक्षम सं�वदा कमर्धाचारी प�त का अपनिी पत्निी और बच्चों को भरण-
पोषण देनिे का दा�यत्व �निरपेक्ष है।

23 Kurban Ali v. State of U.P.
and Another
UPHC012164812022

ALLAHABAD HIGH COURT 2023 पयार्धाप्त सा�निों वाले सक्षम प�त का अपनिी उपे�क्षत पत्निी को भरण-
पोषण देनिे का दा�यत्व अ�निवायर्धा है।

24 Shahzad Ali v. State of U.P.
UPHC010589782023

ALLAHABAD HIGH COURT 2023 गुजारा भत्ता तय करते समय प�त की आय, वास्त�वक देनिदा�रयों
और आवश्यकताओं में संतुलनि आवश्यक है।

25 Deepak v. State of U.P.
UPHC011007242022

ALLAHABAD HIGH COURT 2023 हलवाई का काम करनिे वाले सक्षम प�त का पत्निी को भरण-पोषण
देनिे का दा�यत्व बनिा रहता है।

काम काजी जीव नि सा�ी के  भ र ण - पोष ण  के  अ �� कार ,  र ज नेि श  ब निाम  नेि हा क … III · � ��र्चि त  मु क द मे
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IV. मुकदमे का �ववरण 2 5  के स  फ़ाइ लें

01 Niranjan Singh v. State of Jharkhand
HIGH COURT OF JHARKHAND ·  2023-07-18

यह मामला एक वैवा�हक �ववाद और भरण-पोषण (maintenance) से संबं��त है। प�त निे प�रवार न्यायालय, �निबाद के उस आदेश को चुनिौती दी �ी

�जसमें उसे अपनिी पत्निी और निाबा�लग बच्चे के �लए प्र�त माह 13,000 रुपये का भरण-पोषण देनिे का �निदर्तेश �दया गया �ा। प�त का तकर्धा  �ा �क उसे

निो�टस निहीं �मला �ा और उसकी आय कम है, जब�क पत्निी निे आरोप लगाया �क प�त निे उसे और बच्चे को त्याग �दया है और वह स्वयं का भरण-पोषण

करनिे में असम�र्धा है।

�न णर्च य न्यायालय निे प�रवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा �क भरण-पोषण तय करनिे का कोई �नि�श्चित फामूर्धाला निहीं है। अदालत
को पक्षों की सामा�जक �स्थि�त, जरूरतों, स्वतंत्र आय और प�त की वास्त�वक क्षमता पर �वचार करनिा चा�हए।

“However, so far as the quantum of maintenance am ount is concerned, the same has to be decided on

the basis of income of 12 petitioner. 26. It has been held in the case of Rajneesh Vs. Neha and Another

reported in 2021 (2) SCC 324 at Para-77, 78, 79, 80, 112 and 113, which are as follows:- “Para-77:- The

objective of granting interim/permanent alimony is to ensure that the dependent spouse is not reduced

to destitution or vagrancy on account of the failure of the marriage, and not as a punishment to the other

spouse. There is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded.”

HIGH COURT OF JHARKHAND · 2023 स्रोत JHHC010121432019

02 Md. Irfan Iraqi v. The State of Jharkhand
HIGH COURT OF JHARKHAND ·  2023-12-20

यह मामला पत्निी और उनिकी निाबा�लग बेटी द्वारा Section 125 of the Cr. P. C. के तहत दायर �कए गए भरण-पोषण (maintenance) के दावे से

संबं��त है। पत्निी निे आरोप लगाया �क प�त निे उन्हें प्रता�ड़त �कया और दहेज की मांग की, �जसके कारण वे अपनिे मायके में रहनिे को मजबूर हैं। दूसरी ओर,

प�त निे पत्निी के च�रत्र पर संदेह जताते हुए भरण-पोषण देनिे से इनिकार �कया और अपनिी सी�मत आय का हवाला �दया। �निचली अदालत निे साक्ष्यों पर

�वचार करते हुए प�त को �निदर्तेश �दया �क वह अपनिी पत्निी को 6,000 रुपये और बेटी को 4,000 रुपये प्र�त माह का भुगतानि करे। झारखंडि उच्च न्यायालय

निे �निचली अदालत के इस �निणर्धाय को सही ठहराया और प�त की आपरा��क पुनिरीक्षण या�चका (Criminal Revision petition) को खा�रज कर �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे मानिा �क प�त को प्रताड़निा के आरोपों के बाद अलग रह रही पत्निी और बेटी को भरण-पोषण देनिा होगा। न्यायालय निे Rajnesh
v. Neha के मापदंडिों का हवाला देते हुए दोहराया �क भरण-पोषण रा�श व्यावहा�रक और संतु�लत होनिी चा�हए।

“The respondent is directed to pay the maintenance of Rs.3,000/- per month to the appellant-wife as

ordered by the Family Court and also pay the arrears of maintenance payable to the appellant-wife

within the period of eight weeks.” 25. It has been held in the case of Rajneesh Vs. Neha and Another

reported in 2021 (2) SCC 324 at Para-77, 78, 79, 80, 112 and 113, which are as follows:- “Para-77:- The

objective of granting interim/permanent alimony is to ensure that the dependent spouse is not reduced

to destitution or vagrancy on account of the failure of the marriage, and not as a punishment to the other

spouse. There is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded.”

IV · मुकदमे का �ववरण

काम काजी जीव नि सा�ी के  भ र ण - पोष ण  के  अ �� कार ,  र ज नेि श  ब निाम  नेि हा क … IV · मु क द मे  का �व व रि ण

VITARK �व �� क  �र स चर्धा  ·  गोप निीय 9 / 21



HIGH COURT OF JHARKHAND · 2023 स्रोत JHHC010186842022

03 Smt. Gulfisha Naaz v. Saiyad Sirazul Haq
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2024-11-04

यह मामला पत्निी द्वारा Section 125 of the Code of Criminal Procedure के तहत दायर भरण-पोषण (maintenance) की या�चका से

संबं��त है। Family Court निे पत्निी के दावों को खा�रज कर �दया �ा, ले�कनि छित्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निे इस आदेश को पलट �दया। न्यायालय निे मानिा

�क पत्निी द्वारा लगाए गए कू्ररता के आरोप, �जसमें उसे तंत्र-मंत्र (occult process) के �लए मजबूर करनिा शा�मल �ा, उसे ससुराल छिोड़निे के �लए उ�चत

कारण प्रदानि करते हैं। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क Section 125 Cr.P.C. का उदे्दश्य सामा�जक न्याय प्रदानि करनिा और उपे�क्षत पत्निी को �निरा�श्रित होनिे

से बचानिा है। न्यायालय निे प�त की �वत्तीय �स्थि�त और जीवनि स्तर को ध्यानि में रखते हुए उसके भरण-पोषण के दा�यत्व को बरकरार रखा।

�न णर्च य न्यायालय निे फै�मली कोटर्धा के आदेश को खा�रज करते हुए पत्निी के पक्ष में भरण-पोषण तय �कया। न्यायालय निे कहा �क �ारा 125 CrPC
की प्रकृ�त सं�क्षप्त है, और इसका मुख्य उदे्दश्य उपे�क्षत प�त्नियों को आवारागदर्दी और गरीबी से बचानिा है।

“Again the Hon’ble Supreme Court in case of Rajnesh vs Neha {2021 (2) SCC 324} has considered the

object of Section 125 Cr.P.C. and has held in paras 80 and 81 as under. ... 81. A careful and just balance

must be drawn between all relevant factors. The test for determination of maintenance in matrimonial

disputes depends on the financial status of the respondent, and the standard of living that the applicant

was accustomed to in her matrimonial home.36 The maintenance amount awarded must be reasonable

and realistic, and avoid”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2024 स्रोत CGHC010079392024

04 Marryamma v. Shri Mani
HIGH COURT OF DELHI ·  2023-04-06

यह मामला गुजारा भत्ता (maintenance) बढ़ानिे की या�चका से संबं��त है। या�चकाकतार्धा पत्निी निे Section 127 of the Cr.P.C. के तहत Family

Court में आवेदनि �कया �ा, यह तकर्धा  देते हुए �क उसके प�त की आय में वृ�द्धि हुई है। Family Court निे पत्निी के दावे को स्वीकार करते हुए गुजारा भत्ता

400 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्र�त माह कर �दया �ा।

�न णर्च य न्यायालय निे मानिा �क गुजारा भत्ता बढ़ानिे की अजर्जी में दोनिों पक्षों की प�र�स्थि�तयों में हुए बदलावों का आकलनि �कया जानिा चा�हए। भरण-
पोषण नि तो दंडिात्मक होनिा चा�हए और नि ही इतनिा कम �क पत्निी गरीबी में जीवनि जीनिे को मजबूर हो जाए।

“The assessment and apportionment of the maintenance has to be done as per the Judgment of Rajnesh

v. Neha, (2021) 2 SCC 324 while deciding maintenance under Section 125 Cr.P.C. ... The maintenance

amount awarded must be reasonable and realistic, and avoid either of the two extremes i.e. maintenance

awarded to the wife should neither be so extravagant which becomes oppressive and unbearable for the

respondent, nor should it be so meagre that it drives the wife to penury. The sufficiency of the quantum

has to be adjudged so that the wife is able to maintain herself with reasonable comfort.””

HIGH COURT OF DELHI · 2023 स्रोत DLHC011646032018

05
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Shashi Ahirwar v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2021-09-15

यह मामला Family Court द्वारा Section 125 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण (maintenance) की रा�श �नि�ार्धा�रत करनिे के �खलाफ दायर की गई

एक पुनिरीक्षण या�चका (revision petition) से संबं��त है। �निचली अदालत निे प्र�तवादी प�त को पत्निी के �लए 6,000 रुपये और एक गोद ली हुई

बच्ची के �लए 4,000 रुपये देनिे का आदेश �दया �ा, जब�क बच्ची नि तो पक्षकार �ी और नि ही उसनिे भरण-पोषण का दावा �कया �ा। न्यायालय निे पाया �क

प�त द्वारा बच्ची को गोद लेनिे का कोई प्रमाण निहीं है। Rajnesh vs. Neha and Others के �दशा-�निदर्तेशों का पालनि करते हुए, उच्च न्यायालय निे पत्निी

के �लए मा�सक भरण-पोषण की रा�श को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर �दया और बच्ची के �लए �दए गए आदेश को रद्द कर �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे Rajnesh v. Neha के मापदंडिों का पालनि करते हुए पत्निी के �लए भरण-पोषण की रा�श को बढ़ाकर 8,000 रुपये प्र�त माह
कर �दया। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क गोद ली गई बच्ची के कानिूनिी साक्ष्य के अभाव में केवल पत्निी के दावे को ही स्वीकार �कया जा सकता है।

“There is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded. \" In Para-78

referring to the judgment of Supreme Court, it is held that \"factors are factors which would weigh with

the Court inter alia are the status of the parties; reasonable needs of the wife and dependant children;

whether the applicant is educated and professionally qualified; whether the applicant has any

independent source of income...”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2021 स्रोत UPHC010717152021

06 Irshadul Haque v. Ateka Sowaid
HIGH COURT OF JHARKHAND ·  2024-03-21

यह मामला एक वैवा�हक �ववाद से संबं��त है �जसमें पत्निी और बच्चों द्वारा दायर Section 125 of the Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण

(maintenance) या�चका को Family Court द्वारा स्वीकार कर �लया गया �ा। प�त निे इस �निणर्धाय को चुनिौती देते हुए तकर्धा  �दया �क वह अपनिी पत्निी

और बच्चों के सा� रहनिे को तैयार है और वे स्वेच्छिा से अलग रह रहे हैं। हालां�क, न्यायालय निे प�त की दलीलों को खा�रज कर �दया क्यों�क सबूतों से स्पष्ट

�ा �क प�त निे अपनिे प�रवार के भरण-पोषण में उपेक्षा की �ी। उच्च न्यायालय निे �निचली अदालत के भरण-पोषण आदेश को बरकरार रखा, �जसमें पत्निी

को 10,000 रुपये और दोनिों बच्चों को 5,000 रुपये प्र�तमाह देनिे का �निदर्तेश �दया गया �ा। न्यायालय निे मानिा �क पत्निी और बच्चों की आ��र्थिक �स्थि�त और

प�त की आय को देखते हुए यह राहत उ�चत है।

�न णर्च य न्यायालय निे मानिा �क बच्चों को भरण-पोषण प्रदानि करनिे का मु�स्लम �पता का दा�यत्व �निरपेक्ष है और यह �कसी अन्य कानिूनि से प्रभा�वत
निहीं होता। भरण-पोषण का �नि�ार्धारण प्रत्येक मामले के साक्ष्य और पक्षों की आवश्यकताओं के आ�ार पर होनिा चा�हए।

“The effect of a beneficial legislation like Section 125 CrPC, cannot be allowed to be defeated except

through clear provisions of a statute. We do not find manifestation of any such intention in the 1986 Act

to take away the independent rights of the children to claim maintenance under Section 125 CrPC where

they are minor and are unable to maintain themselves. A Muslim father\'s obligation, like that of a

Hindu father, to maintain his minor children as contained in Section 125 CrPC is absolute and is not at all

affected by Section 3 (1)(b) of the 1986 Act.””

HIGH COURT OF JHARKHAND · 2024 स्रोत JHHC010176882020

07 Geeta Sharma v. Banwari Lal Sharma
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CALCUTTA HIGH COURT ·  2023-07-31

यह मामला घरेलू �हर्थिसा (Protection of Women against Domestic Violence Act, 2005) के तहत अंत�रम भरण-पोषण

(maintenance) की रा�श बढ़ानिे से संबं��त है। या�चकाकतार्धा निे �निचली अदालत के उस आदेश को चुनिौती दी �ी �जसमें भरण-पोषण की रा�श को

अपयार्धाप्त बताया गया �ा। न्यायालय निे पाया �क या�चकाकतार्धा को अलग-अलग न्यायालयों से भरण-पोषण के आदेश प्राप्त हुए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय

निे Supreme Court के Rajnesh vs. Neha मामले में �नि�ार्धा�रत �दशा�निदर्तेशों का हवाला देते हुए �निचली अदालत को �निदर्तेश �दया �क वह दोनिों मंचों से

प्राप्त भरण-पोषण की रा�श का समायोजनि करे और सभी तथ्यों पर �वचार करते हुए मामले का शीघ्र �निपटारा करे।

�न णर्च य न्यायालय निे �निदर्तेश �दया �क य�द पत्निी द्वारा �व�भन्न कानिूनिों के तहत अलग-अलग भरण-पोषण के दावे �कए गए हैं, तो अदालतों को पूवर्धा

आदेशों की रा�श का समायोजनि या "setoff" करनिा अ�निवायर्धा है। दोनिों पक्षों द्वारा प्रकटीकरण का हलफनिामा दा�खल �कया जानिा चा�हए।

“(i) where successive claims for maintenance are made by a party under different statutes, the Court

would consider an adjustment or setoff, of the amount awarded in the previous proceeding/s, while

determining whether any further amount is to be awarded in the subsequent proceeding; (ii) (ii) it is

made mandatory for the applicant to disclose the previous proceeding and the orders passed therein, in

the subsequent proceeding;”

CALCUTTA HIGH COURT · 2023 स्रोत WBCHCA0100752019

08 Balwan Singh v. Santosh Devi
HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA ·  2024-08-20

यह मामला Section 125 of the Cr.P.C. के तहत अंत�रम भरण-पोषण (interim maintenance) से संबं��त है। Family Court निे पत्निी को

प्र�तमाह 5,000 रुपये का अंत�रम भरण-पोषण देनिे का आदेश �दया �ा, �जसे प�त निे चुनिौती दी �ी। या�चकाकतार्धा (प�त) का तकर्धा  �ा �क उसके पास आय

के सा�नि निहीं हैं, ले�कनि प्र�तवादी (पत्निी) निे आरोप लगाया �क उसके पास 7 एकड़ कृ�ष भू�म है। न्यायालय निे Rajnesh v. Neha के �सद्धिांतों का

हवाला देते हुए कहा �क भरण-पोषण का उदे्दश्य आ�श्रित जीवनिसा�ी को भुखमरी से बचानिा है। चूं�क प�त कोई ठोस आ�ार निहीं �दखा पाया, इस�लए

न्यायालय निे �निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए या�चका खा�रज कर दी।

�न णर्च य न्यायालय निे प�त की या�चका को खा�रज करते हुए अंत�रम भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखा। न्यायालय निे दोहराया �क आ�श्रित
जीवनिसा�ी को भुखमरी से बचानिा भरण-पोषण प्राव�ानि का प्रा��मक उदे्दश्य है।

“The rival cord their actual respective earning at quantum of maintenance which is tus. The quantum of

maintenance succour to the dependent spouse and mes of the maintenance being either er of the two is

reduced to a life of allowance has to be determined by ing able to lead a life of reasonable”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA · 2024 स्रोत PHHC010352592023

09 Ruhu Nurmina Bibi v. Hafijul Rahaman
CALCUTTA HIGH COURT ·  2023-10-06

यह मामला Section 125 of the Code of Criminal Procedure के अंतगर्धात गुजारे भत्ते (maintenance) से संबं��त है। या�चकाकतार्धा पत्निी निे

प�त पर मानि�सक और शारी�रक प्रताड़निा का आरोप लगाते हुए भरण-पोषण की मांग की �ी। �निचली अदालत और अपीलीय अदालत निे पत्निी का दावा

खा�रज कर �दया �ा, ले�कनि उनिकी निाबा�लग बेटी के �लए 2,500 रुपये प्र�त माह का गुजारा भत्ता मंजूर �कया �ा। उच्च न्यायालय निे पाया �क �निचली

अदालतों का यह �निष्कषर्धा सही �ा �क पत्निी �बनिा �कसी उ�चत कारण के प�त के सा� रहनिे से इनिकार कर रही �ी। हालां�क, बच्ची की बढ़ती जरूरतों को

देखते हुए, न्यायालय निे गुजारे भत्ते की रा�श बढ़ाकर 8,000 रुपये प्र�त माह कर दी, जो अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगी।
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�न णर्च य न्यायालय निे पाया �क चूं�क पत्निी �बनिा �कसी वै� कारण के स्वै�च्छिक रूप से अपनिे माता-�पता के घर रह रही �ी, इस�लए उसका भरण-
पोषण का दावा खा�रज होनिा सही �ा। हालां�क, निाबा�लग बेटी के क�याण और �शक्षा के �लए भरण-पोषण की रा�श को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर
�दया गया।

“In the present case, the wife/petitioner had been taken to her parents ’ house for medical treatment but

after that she has refused to return to her husband, without any just or sufficient cause, as rightly held by

the Trial Court and the Appellate Court and as such the said findings require no interference by this

court. 14. But the quantum of maintenance granted in favour of the minor daughter, who is now aged

about 11 years is too low and accordingly the said amount is enhanced to a sum of Rupees 8000/-”

CALCUTTA HIGH COURT · 2023 स्रोत WBCHCA0285112019

10 Harish Chand v. Sarita Devi
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2021-06-26

यह मामला Section 127 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण (maintenance) रा�श में वृ�द्धि से संबं��त है। मूल रूप से Section 125 Cr.P.C. के

अंतगर्धात पत्निी और बेटी को ₹2,000 प्र�त माह की रा�श आवं�टत की गई �ी। बढ़ती महंगाई और बेटी की �शक्षा के खचर्चों का हवाला देते हुए, �निचली

अदालत निे इसे बढ़ाकर क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 कर �दया �ा, �जसे बाद में Appellate Court निे संशो��त कर ₹12,000 कर �दया। प�त निे

इस वृ�द्धि को चुनिौती दी �ी, यह तकर्धा  देते हुए �क उसकी आय कम है और उनि पर कजर्धा का बोझ है। �हमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय निे प�त की बैंक मैनिेजर के

रूप में उच्च आय को देखते हुए और यह पाते हुए �क पत्निी के पास आय का कोई स्वतंत्र सा�नि निहीं है, या�चका को खा�रज कर �दया और भरण-पोषण

बढ़ानिे के �निणर्धाय को सही ठहराया।

�न णर्च य न्यायालय निे बैंक मैनिेजर के रूप में कायर्धारत प�त द्वारा गुजारा भत्ते में वृ�द्धि के �खलाफ दायर या�चका को खा�रज कर �दया। न्यायालय निे कहा

�क �ारा 127 CrPC के तहत भरण-पोषण रा�श में प�रवतर्धानि का अ��कार म�जस्टे्रट को है।

“The orders passed previously under Section 125 Cr.P.C. are not under challenge. The respondents are

only seeking enhancement in the maintenance amount awarded to them on 18.12.2010 in proceedings

under Section 125 Cr.P.C. ... Section 127 Cr.P.C. discloses legislative intent where the Magistrate is

empowered to alter an order passed under Section 125 Cr.P.C. Sub Section (2) of Section 127 Cr.P.C. also

empowers the Magistrate to cancel or vary an order”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2021 स्रोत HPHC010422682020

11 Sachin Gofane v. Babita Nayak
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2025-07-29

यह मामला प�त द्वारा दायर की गई एक आपरा��क पुनिरीक्षण या�चका (criminal revision) से संबं��त है, �जसमें फै�मली कोटर्धा के उस आदेश को

चुनिौती दी गई �ी �जसमें पत्निी को 6,000 रुपये प्र�त माह का अंत�रम भरण-पोषण (interim maintenance) देनिे का �निदर्तेश �दया गया �ा। प�त निे

पत्निी की आय का हवाला देते हुए भरण-पोषण रा�श को कम करनिे की मांग की �ी। न्यायालय निे पाया �क फै�मली कोटर्धा निे प�त की आय, आ��र्थिक �स्थि�त

और जीवनि यापनि के खचर्चों जैसे सभी प्रासं�गक कारकों पर �वचार करनिे के बाद ही यह आदेश पा�रत �कया �ा। उच्च न्यायालय निे फै�मली कोटर्धा के आदेश में

कोई अवै�ता निहीं पाई और पुनिरीक्षण या�चका को खा�रज कर �दया। सा� ही, संबं��त फै�मली कोटर्धा को Section 144 of the B.N.S.S. के तहत

कायर्धावाही को तीनि महीनिे के भीतर पूरा करनिे का �निदर्तेश �दया गया है।
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�न णर्च य न्यायालय निे फै�मली कोटर्धा द्वारा पत्निी को �दए गए 6,000 रुपये प्र�त माह के अंत�रम भरण-पोषण के आदेश को उ�चत ठहराया। न्यायालय निे
मानिा �क अंत�रम राहत तय करते समय प�त की आय, पक्षकारों की सामा�जक �स्थि�त और जीवनि यापनि के खचर्चों का संतुलनि सही �ा।

“From perusal of the impugned order, it transpires that the learned Family Court after hearing both the

parties, decided the matter and passed the impugned order dated 16.07.2025, whereby it has partly

allowed the application and the applicant was directed to pay a sum of Rs. 6000/- per month as

maintenance to the non-applicant/wife. While passing the said order, the learned Family Court had taken

into account various relevant factors, including the income of the applicant/husband, the social and

economic status of both parties...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2025 स्रोत CGHC0323922025

12 Mohamed Sithick v. S.Razitha Begam
MADRAS HIGH COURT ·  2023-11-02

यह मामला पत्निी और बेटी द्वारा Section 125 of Cr.P.C. के तहत दायर भरण-पोषण (maintenance) या�चका से संबं��त है। प�त निे तकर्धा  �दया �क

चूं�क पत्निी निे पहले ही Domestic Violence Act के तहत एक मामला (D.V.C.No.122 of 2016) दायर �कया है और वहां भरण-पोषण प्राप्त कर

रही है, इस�लए यह निई या�चका maintainable निहीं है। उच्च न्यायालय निे Rajnesh v. Neha मामले में Supreme Court के �निणर्धाय का हवाला

देते हुए कहा �क पत्निी �व�भन्न कानिूनिों के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है और पूवर्धा की कायर्धावाही में प्राप्त रा�श को बाद की या�चका में तय करते

समय समायो�जत �कया जा सकता है। न्यायालय निे प�त की आय और जीवनि स्तर को देखते हुए Family Court द्वारा �नि�ार्धा�रत ₹30,000 के भरण-

पोषण को सही ठहराया और या�चका खा�रज कर दी।

�न णर्च य न्यायालय निे दोहराया �क पत्निी द्वारा �व�भन्न कानिूनिों (जैसे घरेलू �हर्थिसा अ���नियम और CrPC �ारा 125) के तहत दायर भरण-पोषण
या�चकाओं को खा�रज निहीं �कया जा सकता। बाद की कायर्धावाही में पूवर्धा में �दए गए आदेशों का समायोजनि �कया जानिा चा�हए।

“The Hon'ble Supreme Court in the case of Rajnesh Vs. Neha reported in 2021 2 SCC 324 held that in the

event of filing of maintenance petition, subsequent to the order passed in the D.V .C., proceedings , the

Court has no jurisdiction to dismissed the petition as not maintainable . ... If maintenance is awarded to

the wife in a previously instituted proceeding, she is under a legal obligation to disclose the same in a

subsequent proceeding f or maintenance”

MADRAS HIGH COURT · 2023 स्रोत HCMD010751622023

13 G.C. Thipperudrappa v. Lakshmidevi
HIGH COURT OF KARNATAKA ·  2023-03-10

यह मामला प�त द्वारा अपनिी पत्निी को अंत�रम भरण-पोषण (interim maintenance) देनिे के �निचले न्यायालय के आदेश को चुनिौती देनिे के बारे में �ा।

प�त का तकर्धा  �ा �क उसका वेतनि कम है और पत्निी निे पहले ही Cr.P.C. की Section 125 के तहत भरण-पोषण का एक और दावा दायर �कया हुआ है,

�जससे भरण-पोषण के दावों का दोहराव हो रहा है। उच्च न्यायालय निे पाया �क �निचली अदालत का �निणर्धाय �बनिा पयार्धाप्त �वत्तीय जानिकारी के �लया गया

�ा। न्यायालय निे Rajnesh v. Neha मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा �नि�ार्धा�रत �दशा�निदर्तेशों का पालनि करते हुए, �पछिले आदेश को रद्द कर �दया और

मामले को वापस भेज �दया। दोनिों पक्षों को अपनिी संप�त्त और आय का खुलासा करनिे वाला हलफनिामा दायर करनिे का �निदर्तेश �दया गया है ता�क भरण-

पोषण रा�श का �निष्पक्ष �नि�ार्धारण हो सके।
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�न णर्च य न्यायालय निे पाया �क �निचली अदालत का अंत�रम भरण-पोषण का आदेश �बनिा पयार्धाप्त �वत्तीय जानिकारी और प्रकटीकरण हलफनिामे के
पा�रत �कया गया �ा। न्यायालय निे दोनिों पक्षों को अपनिी संप�त्त और आय के �ववरण प्रस्तुत करनिे का �निदर्तेश देते हुए मामला वापस भेज �दया।

“While there is a tendency on the part of the wife to exaggerate her needs, there is a corresponding

tendency by the husband to conceal his actual income. It has therefore become necessary to lay down a

procedure to streamline the proceedings, since a dependent wife... (b) Payment of Interim Maintenance

The Affidavit of Disclosure of Assets and Liabilities annexed as Enclosures I, II and III of this judgment, as

may be applicable, shall be filed by both parties in all maintenance proceedings...”

HIGH COURT OF KARNATAKA · 2023 स्रोत KAHC010249372018

14 Jaswant v. Rekha Rani
HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA ·  2025-03-19

यह मामला प�त द्वारा Family Court, Palwal के उस आदेश को चुनिौती देनिे से संबं��त है �जसमें पत्निी को Section 125 of the Cr.P.C. के तहत

15,000 रुपये प्र�त माह का भरण-पोषण (maintenance) प्रदानि �कया गया �ा। प�त का तकर्धा  �ा �क पत्निी स्वयं सक्षम और कायर्धारत है, इस�लए वह

भरण-पोषण की हकदार निहीं है। उच्च न्यायालय निे पाया �क प�त भारतीय सेनिा में हवलदार है और उसकी मा�सक आय 86,000 रुपये है। न्यायालय निे

स्पष्ट �कया �क पत्निी का कायर्धारत होनिा उसे भरण-पोषण का दावा करनिे से अयोग्य निहीं बनिाता। न्यायालय निे �निचली अदालत के आदेश में कोई त्रु�ट निहीं

पाई और प�त की या�चका को खा�रज कर �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क पत्निी का केवल कायर्धारत या कमाऊ होनिा उसे भरण-पोषण प्राप्त करनिे से अयोग्य निहीं बनिाता। न्यायालय निे प�त
की भारतीय सेनिा में निौकरी और 86,000 रुपये की मा�सक आय को देखते हुए पत्निी को 15,000 रुपये प्र�त माह देनिे के आदेश को बरकरार रखा।

“The provisions in Section 125 are intended to achieve this special purpose. The dominant purpose

behind the benevolent provisions contained in Section 125 clearly is that the wife, child and parents

should not be left in a helpless state of distress, destitution and starvation.” 8. The rival claimants must

scrupulously bring on record their actual respective earning capacities in order for the Court to arrive at

quantum of maintenance which is just and fair in terms of principle of equistatus.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA · 2025 स्रोत PHHC010323132025

15 Aliya Begum v. State of West Bengal
CALCUTTA HIGH COURT ·  2024-04-08

यह मामला एक वैवा�हक �ववाद से संबं��त है �जसमें पत्निी निे भरण-पोषण (maintenance) की रा�श बढ़ानिे के �लए �र�वजनिल आवेदनि दायर �कया

�ा। या�चकाकतार्धा पत्निी निे आरोप लगाया �क उसके प�त और ससुराल वालों निे उसे प्रता�ड़त �कया और उसके Stridhan पर कब्जा कर �लया, �जसके

बाद वह अपनिी निाबा�लग बेटी के सा� अपनिे मायके में रहनिे लगी। �निचली अदालत निे उसे प्र�त माह 3,000 रुपये का अंत�रम भरण-पोषण �दया �ा, �जसे

उसनिे अपयार्धाप्त बताते हुए चुनिौती दी। न्यायालय निे Rajnesh v. Neha & Anr. मामले में सवर्वोच्च न्यायालय द्वारा �नि�ार्धा�रत �दशा�निदर्तेशों का हवाला देते

हुए दोहराया �क भरण-पोषण का उदे्दश्य आ�श्रित जीवनिसा�ी को गरीबी से बचानिा है। न्यायालय निे मामले को पुनिः सुनिवाई के �लए म�जस्टे्रट के पास भेज

�दया ता�क निए मानिदंडिों के अनिुसार उ�चत रा�श तय की जा सके।
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�न णर्च य न्यायालय निे दोहराया �क पत्निी के कायर्धारत होनिे या कमानिे की मामूली क्षमता मात्र से उसका भरण-पोषण का दावा खा�रज निहीं �कया जा
सकता। गुजारा भत्ता इतनिा होनिा चा�हए �क पत्निी अपनिे प�त के समानि जीवनि स्तर को बनिाए रख सके।

“Where wife is earning some income The Courts have held that if the wife is earning, it cannot operate as

a bar from being awarded maintenance by the husband. ... In Shailja and Anr. v. Khobbanna, this Court

held that merely because the wife is capable of earning, it would not be a sufficient ground to reduce the

maintenance awarded by the Family Court. The Court has to determine whether the income of the wife is

sufficient to enable her to maintain herself, in accordance with the lifestyle of her husband in the

matrimonial home.”

CALCUTTA HIGH COURT · 2024 स्रोत WBCHCA0468392019

16 Rimpu Sharma v. Nisha
HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA ·  2025-05-12

यह मामला अंत�रम भरण-पोषण (interim maintenance) के आदेश को चुनिौती देनिे वाली एक पुनिरीक्षण या�चका (revision petition) से

संबं��त है। फै�मली कोटर्धा, पानिीपत निे या�चकाकतार्धा (प�त) को प्र�तवादी (पत्निी) को 6,000 रुपये प्र�त माह और उनिके दो बच्चों को 3,000 रुपये प्र�त माह

प्रत्येक के �हसाब से देनिे का �निदर्तेश �दया �ा। या�चकाकतार्धा निे तकर्धा  �दया �क यह रा�श बहुत अ��क है और उसकी आय (42,881 रुपये) और व्यय (35,000

रुपये) के अनिुपात में निहीं है। न्यायालय निे Section 125 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण के सामा�जक उदे्दश्यों पर बल देते हुए स्पष्ट �कया �क उदे्दश्य

आ�श्रितों को �निरा�श्रित होनिे से बचानिा है, सा� ही यह सु�नि�श्चित करनिा है �क यह प्राव�ानि �कसी एक पक्ष को दं�डित करनिे का ह��यार नि बनिे।

�न णर्च य न्यायालय निे फै�मली कोटर्धा के आदेश को सही मानिा �जसमें प�त को पत्निी और बच्चों के �लए गुजारा भत्ता देनिे का �निदर्तेश �ा। न्यायालय निे जोर
�दया �क भरण-पोषण की कायर्धावाही का उदे्दश्य आ�श्रितों को सुरक्षा देनिा है, नि �क दूसरे पक्ष को पी�ड़त करनिा।

“Another objective the legislature has sought to ach ieve by pendente lite to the applicant emerging out of

matrimonial disputes so that she/he can maintain herself/himself, have sufficient funds to pursue and

not suffer at the instance of the affluent spouse. There is a general tendency on the part of the wife to

conceal his actual income, making it difficult to determine the earning capaci ty of the rival”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA · 2025 स्रोत PHHC011081092024

17 Parvin Kumar Jain v. Anju Jain
SUPREME COURT OF INDIA ·  2024-12-10

यह मामला प�त और पत्निी के बीच गुजारा भत्ता (maintenance) के �ववाद से संबं��त है, जो दो दशकों से अ��क समय से अलग रह रहे �े। न्यायालय

निे मानिा �क पक्षों के बीच वैवा�हक संबं� पूरी तरह से टूट चुके हैं और आपसी सहम�त से तलाक को मंजूरी दी। चूं�क प�त एक उच्च वेतनिभोगी पेशेवर

(CEO) है और पत्निी बेरोजगार है, इस�लए न्यायालय निे Article 142 के तहत अपनिी श�क्तयों का प्रयोग करते हुए पत्निी को 5 करोड़ रुपये का एकमुश्त

�निपटानि (permanent alimony) और उनिके बेटे की �शक्षा व सुरक्षा के �लए 1 करोड़ रुपये देनिे का आदेश �दया। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क वैवा�हक

या�चका वापस लेनिे से गुजारा भत्ते की कायर्धावाही समाप्त निहीं होती, क्यों�क Section 24 और Section 26 of the Hindu Marriage Act, 1955

स्वतंत्र हैं।
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�न णर्च य उच्चतम न्यायालय निे मानिा �क प�त द्वारा अपनिी �वत्तीय �स्थि�त और संप�त्तयों (जैसे �निवेश और �कराए की आय) का जानिबूझकर प्रकटीकरण
नि करनिा और गलत बयानिबाजी करनिा न्या�यक प्र�क्रया को गुमराह करनिे का गंभीर प्रयास �ा। पत्निी के अंत�रम भरण-पोषण को बढ़ाकर 1,45,000
रुपये �कया गया।

“Reaffirming its position, the High Court underscored that the provisions under Sections 24 and 26 of the

HMA serve distinct and independent purposes—one ensuring financial support for the dependent spouse

and the other protecting the welfare of minor children. ... This Court highlighted that a husband cannot

evade his duty of disclosure by concealing assets, as financial transparency is critical to the fair

adjudication of maintenance claims.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2024 स्रोत ESCR010006082024

18 Jamil Ahmed v. Khurshidan and Others
HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA ·  2025-09-23

यह मामला Section 125 Cr.P.C. के तहत Family Court द्वारा पत्निी और बच्चों को मा�सक भरण-पोषण (maintenance) भत्ता देनिे के आदेश के

�खलाफ दायर की गई या�चका से संबं��त है। प�त निे तकर्धा  �दया �क उसनिे पत्निी को तलाक दे �दया �ा और वह पुनि�वर्थिवा�हत है, इस�लए वह भरण-पोषण की

हकदार निहीं है। हालां�क, न्यायालय निे पाया �क तलाक और पत्निी के पुनि�वर्थिवाह के दावे �कसी भी �वश्वसनिीय साक्ष्य द्वारा सा�बत निहीं हुए �े। इसके अलावा,

न्यायालय निे मानिा �क प�त एक सरकारी कमर्धाचारी है और पत्निी के पास आय का कोई स्वतंत्र सा�नि निहीं है। सामा�जक न्याय के �सद्धिांतों को ध्यानि में रखते

हुए, न्यायालय निे प�त की दलीलों को खा�रज कर �दया और Family Court के भरण-पोषण आदेश को बरकरार रखा।

�न णर्च य न्यायालय निे तलाक और पत्निी के पुनि�वर्थिवाह के अपुष्ट दावों को खा�रज करते हुए सरकारी कमर्धाचारी प�त के भरण-पोषण दा�यत्व को बरकरार
रखा। न्यायालय निे मानिा �क सामा�जक सुरक्षा सु�नि�श्चित करनिे के �लए क�याणकारी प्राव�ानिों का कड़ाई से पालनि �कया जानिा चा�हए।

“The provisions in Section 125 are intended to achieve this special purpose. The dominant purpose

behind the benevolent provisions contained in Section 125 clearly is that the wife, child and parents

should not be left in a helpless state of distress, destitution and starvation.” 9. The rival claimants must

scrupulously bring on record their actual respective earning capacities...”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA · 2025 स्रोत PHHC010229522023

19 Padmja Sharma v. Ratan Lal Sharma
SUPREME COURT OF INDIA ·  2000-03-28

यह मामला माता-�पता द्वारा अपनिे निाबा�लग बच्चों के भरण-पोषण (maintenance) के दा�यत्व से संबं��त है। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क Hindu

Adoptions and Maintenance Act, 1956 की �ारा 20 के तहत, केवल �पता ही निहीं, ब��क माता भी अपनिे बच्चों के भरण-पोषण के �लए समानि

रूप से �जम्मेदार है।

�न णर्च य उच्चतम न्यायालय निे मानिा �क बच्चों के भरण-पोषण की �जम्मेदारी केवल �पता की निहीं ब��क कामकाजी माता की भी होती है। दोनिों पक्षों
की वेतनि क्षमता के आ�ार पर खचर्चों को य�ानिुपात (इस मामले में 2/3 और 1/3) �वभा�जत �कया जानिा चा�हए।

काम काजी जीव नि सा�ी के  भ र ण - पोष ण  के  अ �� कार ,  र ज नेि श  ब निाम  नेि हा क … IV · मु क द मे  का �व व रि ण

VITARK �व �� क  �र स चर्धा  ·  गोप निीय 17 / 21



“During the course of hearing we have been told that the husband is employed as a clerk in the Reserve

Bank of India while the appellant-wife is a lecturer in a Government college in Rajasthan... Maintenance

has not been defined in the Act or between the parents whose duty it is to maintain the children. Hindu

Marriage Act, 1955, Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, Hindu Adoptions and Maintenance Act,

1956 and Hindu Succession Act, 1956 constitute a law in a coded form for the Hindus. All these Act are to

be read in conjunction with one another and interpreted accordingly.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2000 स्रोत ESCR010001692000

20 Umesh Kumar v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2023-03-29

इस मामले में पुनिरीक्षणकतार्धा (revisionist) निे Section 125 CrPC के तहत �निचली अदालत द्वारा पा�रत उस आदेश को चुनिौती दी �ी �जसमें उसे

अपनिी पत्निी और बच्चों को भरण-पोषण (maintenance) देनिे का �निदर्तेश �दया गया �ा। पुनिरीक्षणकतार्धा का तकर्धा  �ा �क वह एक �दहाड़ी मजदूर है और

�नि�ार्धा�रत रा�श का भुगतानि करनिे में असम�र्धा है। न्यायालय निे Rajnesh v. Neha और अन्य संबं��त �निणर्धायों का उ�लेख करते हुए स्पष्ट �कया �क एक

सक्षम व्य�क्त अपनिी पत्निी और बच्चों को भरण-पोषण देनिे के अपनिे निै�तक दा�यत्व से मुक्त निहीं हो सकता। न्यायालय निे पाया �क �निचली अदालत निे सभी

तथ्यों पर �वचार �कया �ा और पुनिरीक्षणकतार्धा वास्तव में भुगतानि करनिे में सक्षम है। तदनिुसार, इस पुनिरीक्षण या�चका को गुणहीनि मानिते हुए खा�रज कर

�दया गया।

�न णर्च य न्यायालय निे प�त के इस तकर्धा  को खा�रज �कया �क वह केवल एक दै�निक वेतनि भोगी मजदूर है, क्यों�क शारी�रक रूप से स्वस्थि होनिे के निाते
वह अपनिी पत्निी और बच्चों को भरण-पोषण देनिे के निै�तक कतर्धाव्य से बच निहीं सकता।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is a daily wage

labour, as such, he has limited means and is unable to provide maintenance fixed by the court to his wife

and children... In Rajnesh v. Neha and another, (2021) 2 SCC 324 , their Lordships of the Supreme Court

have laid down the criteria for determining the quantum of maintenance... The plea of the husband that

he does not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral duty to maintain

his wife if he is able-bodied and has educational qualifications.”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2023 स्रोत UPHC011482412022

21 Neeta Rakesh Jain v. Rakesh Jeetmal Jain
SUPREME COURT OF INDIA ·  2010-07-20

यह मामला Hindu Marriage Act, 1955 की Section 24 के अंतगर्धात पत्निी द्वारा माँगे गए अंत�रम भरण-पोषण (interim maintenance) से

संबं��त है। पत्निी निे High Court द्वारा �नि�ार्धा�रत 12,000 रुपये प्र�त माह की रा�श को अपयार्धाप्त बताते हुए चुनिौती दी �ी। Supreme Court निे मानिा

�क High Court निे प�त की वास्त�वक आ��र्थिक �स्थि�त और उसकी उच्च योग्यता पर �वचार निहीं �कया। प�त एक CA, ICWA और CIMA �डिग्री�ारी है

और उसनिे स्वेच्छिा से अपनिी कंपनिी शुरू की �ी, इस�लए उसका केवल 30,000 रुपये मा�सक आय का दावा अ�वश्वसनिीय है। न्यायालय निे High Court
के आदेश को रद्द कर �दया और उसे �निदर्तेश �दया �क पत्निी के भरण-पोषण आवेदनि पर सभी प्रासं�गक तथ्यों को ध्यानि में रखते हुए निए �सरे से �वचार �कया

जाए।
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�न णर्च य न्यायालय निे पाया �क उच्च योग्य पेशेवर (सीए, आईसीडिब्�यूए) प�त का कंपनिी से मात्र 30,000 रुपये मा�सक आय होनिे का दावा
अ�वश्वसनिीय �ा। न्यायालय निे मानिा �क अंत�रम राहत का �नि�ार्धारण करनिे में प�त की वास्त�वक अजर्धानि क्षमता का �निष्पक्ष मू�यांकनि आवश्यक है।

“Since an order for interim maintenance by its very nature is temporary, a detailed and elaborate

exercise by the court may not be necessary, but, at the same time, the court B has got to take all the

relevant factors into account and arrive at a proper amount having regard to the factors which are

mentioned in the statute. ... In a case such as the present one, the stand of the C husband that he is

drawing salary of Rs. 30,000/- per month from the company since August 2005 is inherently improbable.

The husband is highly qualified; he is CA, ICWA...”

SUPREME COURT OF INDIA · 2010 स्रोत ESCR010007882010

22 Ravendra Kumar v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2023-03-27

यह मामला Section 125 CrPC के तहत भरण-पोषण (maintenance) के आदेश को चुनिौती देनिे वाली आपरा��क पुनिरीक्षण या�चका (criminal

revision) से संबं��त है। पुनिरीक्षणकतार्धा निे तकर्धा  �दया �ा �क वह एक गरीब सं�वदा कमर्धाचारी है और उसके पास पत्निी और बेटी को 5,000 रुपये प्र�त माह

देनिे के सा�नि निहीं हैं। हालां�क, न्यायालय निे �रकॉडिर्धा और साक्ष्यों के आ�ार पर पाया �क पुनिरीक्षणकतार्धा की मा�सक आय 1,00,000 रुपये है और वह अपनिी

पत्निी त�ा बेटी का भरण-पोषण करनिे में सक्षम है। न्यायालय निे Rajnesh v. Neha के �सद्धिांतों का पालनि करते हुए �निचली अदालत के आदेश को सही

ठहराया और या�चका को मे�रट के अभाव में खा�रज कर �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे पाया �क अनिुबं� कमर्धाचारी होनिे का दावा करनिे वाले प�त की मा�सक आय वास्तव में 1,00,000 रुपये �ी। न्यायालय निे 

Rajnesh v. Neha के तहत स्थिा�पत �सद्धिांतों के अनिुसार, प�त की वास्त�वक आय के आ�ार पर पत्निी और पुत्री को प्र�त माह 5,000 रुपये देनिे के
आदेश को सही ठहराया।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is a poor

contractual employee, as such, he has limited means and is unable to provide maintenance fixed by the

court to his wife and daughter and as such, impugned order p assed by the court below is bad in the eyes

of law being too excessive. In Rajnesh v. Neha and another, (2021) 2 SCC 324 , their Lordships of the

Supreme Court have laid down the criteria for dete rmining the quantum of maintenance... The plea of

the husband that he does not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral

duty to maintain his wife if he is able-b odied and has educational qualifications.”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2023 स्रोत UPHC012367632022

23 Kurban Ali v. State of U.P. and Another
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2023-04-06

यह आपरा��क पुनिरीक्षण या�चका (criminal revision) Kurban Ali द्वारा �निचली अदालत के उस आदेश को चुनिौती देते हुए दायर की गई �ी,

�जसमें उन्हें अपनिी पत्निी को Section 125 CrPC के तहत 7,000 रुपये का मा�सक भरण-पोषण (maintenance) देनिे का �निदर्तेश �दया गया �ा।

या�चकाकतार्धा निे दलील दी �क वह एक गरीब �कसानि है और यह रा�श बहुत अ��क है। न्यायालय निे Rajnesh v. Neha मामले में �नि�ार्धा�रत �सद्धिांतों का

उ�लेख �कया और स्पष्ट �कया �क भरण-पोषण का उदे्दश्य आ�श्रित जीवनिसा�ी को �निरा�श्रित होनिे से बचानिा है। �रकॉडिर्धा के अवलोकनि के बाद, न्यायालय निे
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पाया �क या�चकाकतार्धा के पास आय के सा�नि हैं, जब�क उनिकी पत्निी के पास अपनिी जी�वका का कोई सा�नि निहीं है। तदनिुसार, न्यायालय निे �निचली

अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए इस या�चका को खा�रज कर �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे मानिा �क प�त का यह दावा �क वह एक गरीब �कसानि है, उसे उसकी उपे�क्षत पत्निी को भरण-पोषण देनिे के कानिूनिी और निै�तक
दा�यत्व से मुक्त निहीं करता। न्यायालय निे 7,000 रुपये मा�सक भरण-पोषण के आदेश को सही पाया।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is poor

farmer, as such, he has limited means and is unable to provide maintenance fixed by the court to h is

wife... In Rajnesh v. Neha and another, (2021) 2 SCC 324 , their Lordships of the Supreme Court have laid

down the criteria for dete rmining the quantum of maintenance... The plea of the husband that he does

not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral duty to maintain his

wife...”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2023 स्रोत UPHC012164812022

24 Shahzad Ali v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2023-04-04

यह मामला Section 125 CrPC के अंतगर्धात भरण-पोषण (maintenance) के आदेश को चुनिौती देनिे वाली एक Criminal Revision से संबं��त

है। या�चकाकतार्धा निे �निचली अदालत द्वारा अपनिी पत्निी और बच्चे के �लए �नि�ार्धा�रत भरण-पोषण रा�श को अत्य��क बताते हुए चुनिौती दी �ी। न्यायालय निे

Rajnesh v. Neha and another जैसे महत्वपूणर्धा �निणर्धायों का हवाला देते हुए कहा �क भरण-पोषण तय करते समय प�त की आय, जीवनि स्तर और

पत्निी की आवश्यकताओं के बीच संतुलनि बनिानिा आवश्यक है। न्यायालय निे पाया �क या�चकाकतार्धा के पास आय के पयार्धाप्त सा�नि हैं और वह अपनिी पत्निी व

बच्चे का भरण-पोषण करनिे में सक्षम है। तदनिुसार, न्यायालय निे �निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए इस Revision या�चका को खा�रज कर

�दया।

�न णर्च य न्यायालय निे मानिा �क सफाई कमर्धाचारी के रूप में कायर्धारत प�त पयार्धाप्त आय रखता है और वह अपनिी पत्निी और बच्चे को भरण-पोषण देनिे के
दा�यत्व से मुक्त निहीं हो सकता। फै�मली कोटर्धा द्वारा �नि�ार्धा�रत रा�श को संतु�लत और उ�चत ठहराया गया।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is working as

a \'Safai Karmi\' in Government Department, as such, he has limited means and is unable t o provide

maintenance... In Rajnesh v. Neha and another, (2021) 2 SCC 324 , their Lordships of the Supreme Court

have laid down the criteria for dete rmining the quantum of maintenance...”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2023 स्रोत UPHC010589782023

25 Deepak v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2023-04-07

यह मामला Section 125 CrPC के अंतगर्धात गुजारा भत्ता (maintenance) से संबं��त है। �रवीज�निस्ट निे �निचली अदालत के उस आदेश को चुनिौती दी

�ी, �जसमें उसे अपनिी पत्निी को 5,000 रुपये मा�सक भरण-पोषण देनिे का �निदर्तेश �दया गया �ा। �रवीज�निस्ट निे दलील दी �क वह एक 'हलवाई' है और

उसके पास सी�मत सा�नि हैं। न्यायालय निे Rajnesh v. Neha and another के �दशा-�निदर्तेशों का संदभर्धा लेते हुए स्पष्ट �कया �क गुजारा भत्ता �नि�ार्धा�रत

करते समय प�त की आय, उसकी भुगतानि क्षमता और पत्निी की आवश्यकताओं के बीच संतुलनि बनिानिा आवश्यक है। न्यायालय निे पाया �क �रवीज�निस्ट

सक्षम है और उसनिे अपनिी पत्निी को भरण-पोषण देनिे में लापरवाही की है। अतः, न्यायालय निे �निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए �रवीजनि

या�चका को खा�रज कर �दया।
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�न णर्च य न्यायालय निे मानिा �क 'हलवाई' के रूप में कायर्धा करनिे वाला शारी�रक रूप से सक्षम प�त अपनिी पत्निी को भरण-पोषण देनिे के अपनिे निै�तक
और कानिूनिी दा�यत्व से पीछेि निहीं हट सकता। न्यायालय निे 5,000 रुपये प्र�त माह गुजारा भत्ते के आदेश को बरकरार रखा।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is a

\'Halwai\', as such, he has limited means and is unable to provide maintenance fixed by the court to his

wi fe... In Rajnesh v. Neha and another, (2021) 2 SCC 324 , their Lordships of the Supreme Court have laid

down the criteria for dete rmining the quantum of maintenance... The plea of the husband that he does

not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral duty to maintain his

wife...”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2023 स्रोत UPHC011007242022

अ स्वीक रि ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सावर्धाज�निक रूप से उपलब्ध �निणर्धायों और उपयोगकतार्धा के प्रश्न के आ�ार पर तैयार �कया गया है। यह केवल �रसचर्धा सहायता के �लए है और

कानिूनिी सलाह (legal advice) निहीं है। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करनिे से पहले सभी case citations, holdings और

quotations को मूल �निणर्धाय (source judgment) के �वरुद्धि स्वतंत्र रूप से सत्या�पत �कया जानिा चा�हए।
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